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                                                       सन्छिप्त समालोचना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल, जो लोक सभा में २१ दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, में बहुत सारी खामियाँ हैं .राज्य सरकारों पर नियंत्रण थोपकर यह खाद्य वितरण प्रणाली को कमजोर करता है.यदि राष्ट्रीय सलाहकार समिति के  प्रस्तावों से तुलना कि जाए तो बिल के दुसरे प्रावधान भी बहुत ही कमजोर हैं.बिल की निम्न्लीखित महत्वपूर्ण खामियाँ हैं:

· इस क़ानून के लागू होने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है.
· बिल एक संकीर्ण दृष्टिकोण पे आधारित है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चि करने के लिए क्या जरूरते हैं अतः यह  खाद्य वितरण प्रणाली के  अंतर्गत अन्न दान तक सीमित है 
· पुरे बिल में मुख्यतः सरकार की प्रतिबधता  का ही जिक्र है. जनता  के हक़ पर  बहुत सिमित ध्यान दिया गया है.और ये बिल  किसी भी उत्तरदायित्व को नजरंदाज करता है .
· "सामान्य" श्रेणी के परिवार को  मात्र ३ किलो प्रति व्यक्ति आनाज देने  का प्रावधान है.इस तरह बिल में मुख्यतः “विशेष” श्रेणी को ही लक्ष्य किया गया है.
· विशेष श्रेणी की पात्रता को खाद्या वितरण प्रणाली के उन्ही सुधारों और तारीखों से जोड़ा गया है जो की सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी.
· इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है की सामान्य और विशेष श्रेणी की किस तरह पहचान की जायेगी और अगर की भी जायेगी तो इसमें एक बड़े जरूरतमंद हिस्स्से का अलग हो जाना सुनिश्चित है.
· बिल में आई. सी. डी. एस के सार्वभौमिकरण का  जो कि उच्त्तम  न्यायालय के आदेश के तहत अनिवार्य है , जिक्र नहीं है.इसमें मात्र आई. सी. डी. एस के "पूरक  पोषण"  वाले हिस्से का ही जिक्र है.
· मातृत्व लाभ जो की १००० रुपये प्रति महीने, छः महीने के लिए है, बहुत ही कम है.
· कुपोषित बच्चों,विद्यालय से बाहर के बच्चों और सामुदायिक रसोई से जुड़े राष्ट्रिया सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तावित प्रावधानों को नजर अंदाज़ कर दिया गया है.
· राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तावित विस्तृत शिकायत निवारण संरचना सहित, अनिवार्य जुर्माना  और खामियाजे के प्रावधान  को पूरी तरह कमजोर कर दिया गया है.
· बिल केंद्रीय सरकार को स्वीकृति देता है कि वो खाद्य पात्रता कि जगह नकद हस्तांतरण को बिना किसी सुरक्षा कवच के  अपनी शर्तों पे लागू करे.
· बिल केंद्र सरकार को पात्रता  बदलने कि और सभी प्रासंगिक योजनाओं के लिए  बाध्यकारी दिशानिर्देशों को जारी करने  कि व्यापक ताकत देता है
